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तेल की राजनीति और अमेरिका का दबाव: भारत ने हर दौर मेें अपने हितोों को दी प्राथमिकता
नई दिल्ली (एजेेंसी)। ईरान-इराक हो या फिर रूस, जब-
जब भारत ने अपने आर््थथिक हितो ं को ध्यान मेें रखकर 
किसी देश से कच्चा तेल खरीदा, अमेरिका की आपत्ति 
सामने आती रही है। ताजा मामला रूस से सस्ते तेल की 
खरीद का है, जिस पर अमेरिका ने एक बार फिर भारत 
पर दबाव बनाने के संकेत दिए हैैं। हाल ही मेें अमेरिका 
ने यह इशारा किया कि अगर भारत नवंबर तक रूस से 
तेल लेना बंद नही ंकरता है तो उस पर टैरिफ बढ़़ाया जा 
सकता है। पूर््व राष्टट्र पति डोनाल्ड ट््ररं प के बयान ने साफ 
कर दिया कि अमेरिका इस मुद्दे  पर नरमी के मूड मेें नही ं
है। हालांकि भारत ने बीते महीनो ंमेें अमेरिका से भी तेल 
आयात बढ़़ाया है, इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन भारत 
पर दबाव बनाने से पीछे नही ंहट रहा। यह पहला मौका 
नही ं है जब तेल को लेकर भारत की विदश नीति पर 
सवाल उठाए गए हो।ं आजादी के बाद से ही भारत को 

तेल खरीद के फैसलो ंमेें राजनीतिक दबावो ंका सामना 
करना पड़़ा है।
1947 से 1970 का दौर: बिना दबाव के तेल खरीद
आजादी के शुरुआती वर्षषों मेें भारत की तेल जरूरतेें 
सीमित थी।ं देश की अर््थव्यवस््थथा कृषि आधारित थी और 
औद्योगिक गतिविधियां भी कम थी।ं उस समय भारत 
ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशो ंसे तेल खरीदता 
था। चंूकि ये देश पश्चिमी ताकतो ंके करीबी माने जाते थे, 
इसलिए अमेरिका को भारत की तेल नीति से कोई आपत्ति 
नही ंथी।
1970 का दशक: तेल बना ताकत का हथियार
1970 के दशक मेें आए वैश्विक तेल संकट ने यह साफ 
कर दिया कि तेल सिर््फ  ईंधन नही ं बल्कि राजनीतिक 
ताकत भी है। भारत गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहा, 
लेकिन तेल के लिए वही पारंपरिक देशो ंपर निर््भर रहा 

जो अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र मेें थे। इस वजह से अमेरिका उस 
समय भी संतुष्ट नजर आया।
1990 के बाद बदली स््थथिति
1990 के दशक मेें भारत की अर््थव्यवस््थथा ने तेजी पकड़़ी 
और तेल की खपत बढ़ने लगी। इसी दौर मेें भारत ने ईरान 

और इराक के साथ दीर््घकालिक तेल समझौते किए। 
लेकिन अमेरिका द्वारा इराक पर हमले और ईरान पर 
लगाए गए प्रतिबंधो ं ने भारत के सामने नई चुनौती खड़़ी 
कर दी। तब पहली बार भारत ने महसूस किया कि तेल 
खरीद भी एक राजनीतिक फैसला बन चुकी है। साल 
2000 के बाद ईरान भारत के लिए सस्ता और भरोसेमंद 
तेल आपूर््ततिकर््तता बन गया, लेकिन अमेरिका को यह रिश्ता 
रास नही ंआया। परमाणु कार््यक्रम के नाम पर ईरान पर 
प्रतिबंध लगाए गए और भारत से तेल आयात घटाने को 
कहा गया। भारत ने संतुलन बनाते हुए खरीद कम की, 
लेकिन पूरी तरह बंद नही ंकी।
ट््र रंप के दौर मेें सख्ती
2016 मेें डोनाल्ड ट््ररं प के राष्टट्र पति बनने के बाद अमेरिका 
का रुख और सख्त हो गया। ईरान से तेल खरीद पर सीधे 
प्रतिबंध की धमकी दी गई। मजबूरी मेें भारत को ईरान से 

तेल लगभग बंद करना पड़़ा, जो उसकी नीति नही ंबल्कि 
हालात की मजबूरी थी।
रूस से तेल और बदला हुआ भारत
यूक्रे न युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल 
खरीदना शुरू किया। इससे भारत को बड़़ा आर््थथिक 
फायदा हुआ। अमेरिका ने नाराजगी जताई, लेकिन इस 
बार दबाव का तरीका बदला हुआ था। वजह साफ है—
भारत अब वैश्विक मंच पर पहले से कही ंज्यादा मजबूत 
स््थथिति मेें है। भारत का अनुभव यही बताता है कि तेल 
कभी साधारण सौदा नही ंरहा। हर दौर मेें राजनीति, दबाव 
और रणनीति इसमेें जुड़़ी रही है। फर््क  सिर््फ  इतना है कि 
पहले भारत दबाव मेें फैसले बदलता था और आज अपने 
विकल््पोों के दम पर देशहित मेें निर््णय ले रहा है। यही 
बदली हुई भारत की पहचान है।

‘मैैं कभी पार्टी लाइन से नहीीं हटा’: 
मोदी-आडवाणी पर बयान से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव 

तक, शशि थरूर ने दी सफाई
नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद और कांग्रेस वर््कििं ग कमेटी 
(CWC) के सदस्य शशि थरूर ने साफ कहा है कि वह कभी 
भी पार्टी लाइन से अलग नही ंहुए हैैं। उनके हालिया बयानो ं
और लेखो ंको लेकर उठे विवादो ंपर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर 
ने कहा कि उन््होोंन�े हमेशा पार्टी की विचारधारा के दायरे 
मेें रहकर ही अपनी राय रखी है। उन््होोंन�े कहा कि उनके 
विचारो ंको अक्सर अधूरी जानकारी और सुर््खखियो ंके आधार 
पर गलत तरीके से पेश किया जाता है। सोमवार (5 जनवरी, 
2025) को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सुल्तान बाथरी मेें 
आयोजित ‘मिशन 2026’ नेतृत्व शिविर मेें हिस्सा लेने के बाद 
शशि थरूर ने पत्रकारो ंसे बातचीत की। इस दौरान उन््होोंन�े 
स्पष्ट शब््दोों मेें कहा, “मेरा सवाल यह है कि किसने कहा कि 
मैैंन�े पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन किया है? मैैंन�े अलग-
अलग विषयो ंपर अपनी राय जरूर रखी है, लेकिन ज्यादातर 
मामलो ंमेें पार्टी और मेरा रुख एक ही रहा है।”
पोस्ट और लेखो ंपर क््योों होता है विवाद
थरूर ने कहा कि संसद मेें मंत्रियो ं से पूछे गए सवालो ंकी 
एक स्पष्ट दिशा थी और पार्टी को उससे असहज नही ंहोना 
चाहिए। उन््होोंन�े मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए 
कहा कि विवाद अक्सर तब पैदा होता है, जब लोग पूरा लेख 
या पोस्ट पढ़़े  बिना केवल हेडलाइन के आधार पर राय बना 
लेते हैैं। तिरुवनंतपुरम सांसद ने कहा, “जब मैैं लोगो ंसे पूछता 
हूूं कि क्या उन््होोंन�े वास्तव मेें पूरा लिखा हुआ पढ़़ा है, तो 

ज्यादातर लोग ‘न’ मेें जवाब देते हैैं। पूरा पाठ पढ़ने के बाद 
असली मुद्दा समझ मेें आता है।” उन््होोंन�े यह भी कहा कि वह 
पिछले 17 वर्षषों से कांग्रेस मेें हैैं और पार्टी के सहयोगियो ंके 
साथ उनके संबंध अच्छे  रहे हैैं। थरूर के मुताबिक, फिलहाल 
किसी तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोई जरूरत 
नही ंहै।
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर बयान
यह पूछे जाने पर कि क्या उनके बयानो ंको लेकर विवाद 
कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद शुरू हुआ, 
थरूर ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां 
आंतरिक चुनाव कोई नई बात नही ं है। उन््होोंन�े कहा, “मैैंन�े 
चुनाव लड़़ा और हार गया, बात यही ंखत्म हो गई। इसमेें कोई 

कहानी नही ं है। पार्टी के इतिहास मेें कई नेताओ ंने चुनाव 
लड़़े हैैं, किसी ने जीता, किसी ने हारा।”
आडवाणी और मोदी पर टिप्पणी की सफाई
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पर दिए गए 
बयान को लेकर थरूर ने कहा कि यह उनके 98वेें जन्मदिन 
पर शिष्टाचारवश कही गई बात थी। उन््होोंन�े कहा, “हमारी 
संस्कृति  हमेें बड़़ोों का सम्मान करना सिखाती है और मैैंन�े वही 
किया।” प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की तारीफ के रूप मेें देखे गए 
बयानो ंपर भी थरूर ने सफाई दी। उन््होोंन�े कहा कि उन््होोंन�े 
केवल एक सार््वजनिक कार््यक्रम मेें कही गई बातो ंको उद्धृ त 
किया था। “अगर कोई पूरा पोस्ट पढ़़ेगा, तो साफ हो जाएगा 
कि उसमेें प्रशंसा जैसी कोई बात नही ंथी,” थरूर ने कहा।
केरल चुनाव और भविष्य की राजनीति
केरल विधानसभा चुनाव को लेकर शशि थरूर ने कहा कि 
उम्मीदवारो ं का चयन पार्टी नेतृत्व और नेताओ ं से सलाह-
मशवरे के बाद किया जाएगा। उन््होोंन�े भरोसा जताया कि 
यूनाइटेड डेमोक्रेटि क फ्रं ट (UDF) केरल मेें सत्ता मेें आएगा। 
मुख्यमंत्री पद के सवाल पर उन््होोंन�े कहा कि कांग्रेस मेें 
प्रतिभाओ ंकी कमी नही ंहै और अंतिम फैसला विधायको ंसे 
परामर््श के बाद ही होगा। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि 
संसदीय जिम्मेदारियो ंके बावजूद वह केरल की राजनीति मेें 
सक्रिय रहेेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव मेें पहले से 
ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

हिंद ूसंगठनोों और कार््यकर््तताओं को भी सरकार 
और सुरक्षा बलोों पर भरोसा रखना चाहिए

-गाजियाबाद मेें हिंद ूरक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व मेें तलवारेें बांटी गई 
-वहीीं एआईएमआई के कार््यकर््तताओं ने जवाब मेें घर-घर जाकर पेन और फूल बांटने 
का काम किया 
जयपुर (रॉयल पत्रिका) I हिदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिकी 
चौधरी के नेतृत्व मेें गाजियाबाद मेें हिदू परिवारो ंको 
घर-घर जाकर तलवारेें  बांटी गईं I पिकी चौधरी का 
कहना है कि हिदुओ ंको अपनी बहन-बेटियो ंकी रक्षा 
के लिए अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी I वैसे 6 इंच 
के चाकू से बड़़ा हथियार रखना, चलाना या बांटना 
गैर-कानूनी माना जाता है I पिकी चौधरी जो हिदू रक्षा 
दल के अध्यक्ष है, को यह बात समझने की जरूरत 
है कि देश मेें 80% हिदू हैैं, प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी, 
गृहमंत्री अमित शाह जैसे हिदूवादी नेताओ ंके हाथ मेें 
देश की बागडोर है I देश की तीनो ंसेनाओ ंके प्रमुख 
हिदू हैैं और भारतीय सेना मेें 98% सैनिक हिदू हैैं, 
देश की अर्दद्धसुरक्षा बल, पुलिस बल मेें भी अधिकारी 
और सिपाही हिदू हैैं I देश की ब्यूरोक्रे सी मेें आईएएस 
से लेकर चपरासी तक के पदो ं पर 98% लोग हिदू 
हैैं I देश मेें हिदू मुस्लिम की जनसंख्या का अनुपात 
80:20 का है I मुसलमानो ंकी जनसंख्या वृद्धि लगातार 
घटती जा रही है I एक हज़ार वर्षषों तक मुसलमानो ंकी 
जनसंख्या हिदुओ ंके बराबर नही ंहोने वाली है, फिर 
हिदू सुरक्षा बल के अध्यक्ष पिकी चौधरी और कुछ हिदू 
संगठनो ं के कार््यकर््तताओ ंको ऐसा क््योों लगता है कि 
हिदुओ ंको मुसलमानो ं से खतरा है ! जबकि देश मेें 
16 प्रतिशत मुसलमानो ंमेें भी 95% गरीबी की रेखा 
से नीचे जीवन जी रहे हैैं, ज्यादातर अशिक्षित हैैं और 
राजनीति से अनभिज्ञ हैैं I फिर भी मुसलमानो ंका डर 
समझ से परे है, कल्पना है, साइकोलॉजिकल बीमारी 
है, जिसमेें कोई सच्चाई नही ं है I पिकी चौधरी और 
अन्य हिदू कार््यकर््तताओ ंको देश के शासको,ं सेनाओ,ं 
पुलिस और प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए, क््योोंक�ि 
जो सोच रहे हैैं उसमेें कुछ भी सच्चाई नही ंहै I अगर 

इसमेें सच्चाई होती तो सरकार पिकी चौधरी को क््योों 
गिरफ्तार करती ?
फूल और कलम बांटना उचित है- 
एआईएमआईएम के कार््यकर््तताओ ंने लखनऊ मेें घर-
घर जाकर कलम और फूल बांटे और कहा गया कि 
जीवन मेें शिक्षा ही ज़रूरी है जिसके लिए कलम जरूरी 
है I इसी तरह आपस मेें शांति, भाईचारा एवं मिल-
जुलकर रहना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी 
है I देश के हर व्यक्ति और संगठन को एक दूसरे का 
सम्मान करना चाहिए I देश मेें आपसी एकता, भाईचारा 
बढ़़ेगा तो देश मजबूत होगा I देश मेें माहौल बदलना 
जरूरी है I देश के प्रत्येक बच्चे को उच्च शिक्षा तक 
पहुुंचना जरूरी है, शिक्षित नागरिक ही देश को आगे 
ले जाने मेें सहयोग कर सकता है I देश मेें राजनीति के 
मुद्दे  भी शिक्षा, रोजगार, विकास, तकनीक, सामाजिक 
सुधार एवं मूलभूत आधार का विकास होना चाहिए I 
देश मेें लोग दुर््घटनाओ,ं कफ सीरप, नशाखोरी, ड््र ग से 
सैैंकड़ो ंकी संख्या मेें मर रहे हैैं, उनके लिये भी आवाज़ 
उठानी चाहिए I बेसहारा और गरीबो ंकी सहायता के 
बारे मेें भी सोचना जरूरी है I

पुणे नगर निगम चुनाव से पहले सियासी तकरार तेज
- CM फडणवीस ने अजित पवार को दिखाए सख्त तेवर
नई दिल्ली । पुणे नगर निगम चुनाव से पहले 
महाराष्टट्र  की राजनीति मेें गर््ममाहट साफ नजर 
आने लगी है। मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस के 
ताजा बयान ने सियासी माहौल को और तीखा 
कर दिया है। सोमवार (5 जनवरी) को पुणे 
के कटराज मेें आयोजित एक चुनावी रैली को 
संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने डिप्टी 
सीएम अजित पवार का नाम लिए बिना लेकिन 
साफ इशारो ंमेें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 
उन्हहें उकसाया गया तो वह भी चुप नही ं बैठेें गे 
और खुलकर जवाब देें गे। सीएम फडणवीस ने 
कहा कि पुणे का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ 
रहा है, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही 
है। उन््होोंन�े कहा, “एक दादा आरोप लगा रहे हैैं, 
दूसरे दादा जवाब दे रहे हैैं और अन्ना भी बोल 
रहे हैैं। अब चुनाव पूरी तरह जोर पकड़ चुका 
है। अगर हम बार-बार अतीत की बात करेें गे 
तो लोगो ंको यह बताना पड़़ेगा कि किसने क्या 
किया है और इससे कई तरह की मुश्किलेें खड़़ी 
होगंी। इसलिए मैैंन�े तय किया है कि जब मुझे 
उकसाया जाएगा, तो मैैं भी जवाब दंूगा। अगर 

जवाब नही ं दंूगा तो यह मेरी कमजोरी समझी 
जाएगी।” हालांकि, उन््होोंन�े यह भी स्पष्ट किया 
कि उनका मुख्य फोकस विकास पर ही रहेगा।
15 जनवरी को होगी वोटिंग
गौरतलब है कि पुणे समेत महाराष्टट्र  की 29 
महानगरपालिकाओ ं के लिए 15 जनवरी को 
मतदान होना है। पुणे नगर निगम चुनाव मेें 
इस बार सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी दल 
भी अलग-अलग मैदान मेें उतर रहे हैैं। बीजपी, 
एकनाथ शिदे की शिवसेना और अजित पवार 
की एनसीपी तीनो ंही स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ 
रही हैैं। पुणे महानगरपालिका पर वर््ष 2017 से 
2022 तक बीजपी का कब्जा रहा है, ऐसे मेें यह 
चुनाव सभी दलो ंके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन 

गया है।
अजित पवार के बयान से बढ़़ी तल्खी
सीएम फडणवीस का यह बयान ऐसे समय 
आया है, जब डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे 
की बदहाल स््थथिति को लेकर तीखे सवाल उठाए 
थे। रविवार (4 जनवरी) को बनेर इलाके मेें एक 
कार््यक्रम के दौरान अजित पवार ने कहा था कि 
पुणे को केें द्र और राज्य सरकार से भारी वित्तीय 
सहायता मिली, लेकिन स््थथानीय नेतृत्व शहर के 
वास्तविक विकास मेें विफल रहा। उन््होोंन�े पानी 
की किल्लत, सड़को ं पर गड्ढे , कचरे के ढेर, 
भारी ट््ररैफ  िक और बिगड़ती कानून-व्यवस््थथा का 
जिक्र करते हुए कहा कि इन समस्याओ ंको हल 
करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी 
है। पवार ने यह भी कहा कि वह पुणे मेें सक्रिय 
‘कोयता गैैंग’ को खत्म करना चाहते हैैं और 
शहर मेें कानून-व्यवस््थथा मजबूत करना उनकी 
प्राथमिकता है। पुणे नगर निगम चुनाव से पहले 
सहयोगी दलो ंके बीच इस तरह की बयानबाजी 
ने यह साफ कर दिया है कि मुकाबला इस बार 
बेहद दिलचस्प और कड़़ा होने वाला है।

पश्चिम बंगाल मेें ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ‘मंदिर राजनीति’ का चुनाव पर क्या असर होगा?
-भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनोों ने हिंदओुं के ज्यादातर वोट लेने की योजना बनाई
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मेें 2026 के 
विधानसभा चुनाव से पहले धार््ममिक स््थलो ं और 
सांस्कृति क प्रतीको ंको लेकर राजनीति एक बार 
फिर तेज़ होती दिख रही है। मुख्यमंत्री ममता 
बनर्जी की सरकार के मंदिर और सांस्कृति क 
परिसरो ंसे जुड़़े कई प्रोजक््ट््स की घोषणाओ ंने 
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी भारतीय 
जनता पार्टी (बीजपी) के बीच सियासी टकराव 
को और गहरा कर दिया है। 30 दिसंबर को 
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू 
टाउन इलाके मेें ‘दुर््गगा आंगन’ नामक सांस्कृति क 
परिसर की आधारशिला रखी। यह परियोजना 
दुर््गगा पूजा को यूनेस्को की अमूर््त सांस्कृति क 
धरोहर के रूप मेें मिली मान्यता के सम्मान से 
जोड़़ी जा रही है। राज्य सरकार के मुताबिक, 17 
एकड़ से अधिक क्षेत्र मेें बनने वाले इस परिसर 
मेें दुर््गगा मंदिर के साथ शिव, गणेश, कार््ततिक, 
सरस्वती और लक्ष्मी के मंदिर भी होगें। इस 
परियोजना पर लगभग 262 करोड़ रुपये खर््च 
होने का अनुमान है। बीबीसी हिदी के व्हॉट्सऐप 

चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करेें । ममता 
बनर्जी ने इस मौके पर कहा, “दुर््गगा पूजा केवल 
धार््ममिक आयोजन नही ंहै, यह बंगाल की संस्कृति  
और विरासत का हिस्सा है। इसे संरक्षित करना 
हमारी ज़़िम्मेदारी है।” बीजपी ने इस परियोजना 
को चुनावी तुष्टिकरण करार दिया है। बीजपी 
नेताओ ंका आरोप है कि टीएमसी चुनाव से पहले 
हिदू भावनाओ ंको साधने की कोशिश कर रही 
है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने 
कहा, “ममता बनर्जी की ‘दुर््गगा आंगन’ परियोजना 
उनकी राजनीति की तरह तुष्टिकरण मेें डूबी हुई 
है। यह बंगाली हिदुओ ंकी आस््थथा का मज़़ाक है 
और भक्ति को वोट बैैंक के लिए इस्तेमाल किया 
जा रहा है।”
बीजेपी के आरोपो ं पर ममता बनर्जी का 
जवाब-
हालांकि ममता बनर्जी ने बीजपी के आरोपो ं
को खारिज किया है। उन््होोंन�े कहा, “जब कोई 
धार््ममिक सहायता के लिए आता है, चाहे हिदू हो, 
मुस्लिम, जैन, ईसाई या पारसी, तो कुछ लोग 

कहते हैैं कि मैैं तुष्टिकरण करती हूूं। मैैं तुष्टिकरण 
नही ंकरती। मैैं सच्चे मायनो ंमेें धर््मनिरपेक्ष हूूं।” 
“आप मुझे एक भी धर््म नही ंदिखा सकते जिसके 
कार््यक्रम मेें मैैं नही ं जाती। गुरुद्वारे मेें जाती हूूं 
तो सिर ढकती हूूं, तब कोई आपत्ति नही ंकरता। 
फिर ईद के कार््यक्रम मेें जाने पर आपत्ति क््योों 
होती है?” ‘दुर््गगा आंगन’ ममता बनर्जी की हालिया 
धार््ममिक और सांस्कृति क पहलो ंकी श््रृृंखला का 
हिस्सा है। इससे पहले दीघा मेें जगन्नाथ मंदिर 
की प्रतिकृति बनाई गई। सरकार के मुताबिक 
जनवरी के दूसरे सप्ताह मेें उत्तर बंगाल मेें 
महाकाल मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। 

कोलकाता स््थथित राजनीतिक विशेषज्ञ मैदुल 
इस्लाम का कहना है, “मुझे लगता है कि ममता 
अब बीजपी को उसी के मैदान पर ललकार रही 
हैैं, वे खुद ब्राह्मण हैैं। ममता वोटिग व्यवहार और 
पैटर््न को बहुत अच्छे  से समझती हैैं और विभिन्न 
समूहो ंको संभालती हैैं।” “पिछले दस सालो ं से 
बीजपी लगातार उनके खिलाफ प्रचार कर रही 
है कि वे हिदू-विरोधी नेता हैैं। जब बीजपी पश्चिम 
बंगाल मेें प्रमुख विपक्षी ताकत बन गई, तब से 
पूरी तस्वीर बदल गई। 2011-2016 के बीच ऐसा 
नही ंथा। जब राज्य मेें वामपंथी राजनीति कमजोर 
हो गई, तब यह बयानबाजी होना तय था।”

बाबरी मस्जिद की छाया और हुमायंू कबीर-
मंदिर राजनीति के बीच बाबरी मस्जिद का 
मुद्दा भी बंगाल की राजनीति मेें उभरा है। 
बीजपी नेताओ ं ने आरोप लगाया है कि जहां 
एक ओर टीएमसी हिदू मतदाताओ ं को साधने 
की कोशिश कर रही है, वही ंअल्पसंख्यक वोट 
बैैंक को भी संदेश दिया जा रहा है। टीएमसी से 
निलंबित विधायक हुमायंू कबीर ने 6 दिसंबर को 
मुर््शशिदाबाद ज़़िले मेें एक मस्जिद की आधारशिला 
रखी थी। इसके बाद वहां बड़़ी संख्या मेें लोग 
दान और निर््ममाण सामग्री लेकर पहुुंचे। पार्टी 
ने इस घटना के बाद कबीर को निलंबित कर 
दिया। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल मेें दौरे करते 
समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “’मंदिर और 
मस्जिद’ की राजनीति कौन कर रहा है? एक पूर््व 
तृणमूल कांग्रेस विधायक हैैं और दूसरी तृणमूल 
कांग्रेस खुद। बंगाल की जनता को फैसला करना 
होगा कि चुनाव नजदीक आने पर इस तरह 
की चीजेें करना कितना उचित है।” वही ंममता 
बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपो ंको लगातार 

खारिज करती रही हैैं। वही ं22 दिसंबर को हुमायंू 
कबीर ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की। उन््होोंन�े 
कहा, “मुस्लिम समुदाय अब अपना प्रतिनिधित्व 
चाहता है।” उन््होोंन�े यह भी दावा किया, “मुस्लिम 
वोटो ंको हल्के  मेें नही ं लिया जा सकता। अगर 
उनकी आवाज़ दबाई गई, तो राजनीतिक नतीज 
सामने आएंगे।” मैदुल इस्लाम हालांकि मानते हैैं 
कि ममता का हिदुत्व बीजपी के हिदुत्व से अलग 
है। मैदुल इस्लाम ने कहा, “2019 के लोकसभा 
चुनाव से हिदू मतदाता बीजपी को वोट दे रहे हैैं। 
एससी, एसटी और ओबीसी जैसे कुछ समुदायो ं
मेें यह 60% से अधिक हो गया है। चंूकि मुस्लिमो ं
के पास कही ंऔर जाने का विकल्प नही ंहै और 
उनका वोट कही ं और नही ं जाएगा, इसलिए 
ममता ने यह गणना की है कि वे वोट तो देें गे ही, 
इसलिए हमेें हिदू वोटो ं पर ध्यान करना होगा। 
उनकी हिदुत्व बीजपी की हिदुत्व से बहुत अलग 
है। यह बंगाली देवी-देवताओ ं जैसे जगन्नाथ, 
महाकाली और दुर््गगा के इर््द-गिर््द  केें द्रित है।”

सरकार जनता के हितोों के साथ खिलवाड़ कर रही है - डोटासरा
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस््थथान प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिह डोटासरा ने राजस््थथान 
की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 
प्रदेश सरकार ने जानबूझ कर पंचायती राज संस््थथाओ ं
के चुनाव कार््यकाल  पूर््ण होने के एक वर््ष पश्चात भी 
नही ंकरवा कर राजस््थथान की जनता खासकर ग्रामीण 
क्षेत्र के हक और हितो ं के साथ खिलवाड़ किया है। 
उन््होोंन�े कहा कि पंचायती राज संस््थथाओ ंके चुनाव ना 
कराना न सिर््फ  संवैधानिक चूक है, बल्कि प्रदेश के 
गांवो ंके विकास पर सीधा हमला भी है। डोटासरा ने 
राज्य सरकार से मांग की है कि मार््च, 2026 से पूर््व 
पंचायती राज संस््थथाओ ंके चुनाव सम्पन्न करवायेें जायेें 
अन्यथा समय पर चुनाव नही ं होने से केन्द्र सरकार 
से प्रदेश के विकास हेतु मिलने वाला 3000 करोड़ 
रूपये का विकास फण्ड मार््च, 2026 मेें लैप्स हो 
जाएगा। इससे ग्रामीण विकास कार््य ठप्प हो जाएंगे। 

कांग्रेस पार्टी बार-बार समय पर चुनाव कराने हेतु राज्य 
सरकार से मांग कर रही है और ग्रामीण विकास के 
लिये केन्द्र से मिलने वाले फण्ड के लैप्स हो जाने को 
लेकर भी राज्य सरकार को चेताने का कार््य किया है। 
राजस््थथान सरकार को जनता के प्रति अपनी जवाबदेही 
सुनिश्चित करनी चाहिए और हर हाल मेें पंचायती 
राज संस््थथाओ ं के चुनाव मार््च, 2026 से पहले संपन्न 
करवाकर ग्रामीण विकास का पैसा जारी हो इस हेतु 
कार््य करना चाहिए।

बिना टिकट यात्रा पर पश्चिम 
रेलवे की सख्ती, ₹155 करोड़ 

से ज्यादा की वसूली
नई दिल्ली। पश्चिम रेलवे ने बिना 
टिकट और अनियमित यात्रा 
करने वालो ं के खिलाफ सख्त 
टिकट जांच अभियान चलाते हुए 
अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 
₹155.46 करोड़ का जुर््ममाना 
वसूला है। यह आंकड़़ा पिछले 
साल की समान अवधि की तुलना 
मेें लगभग 49 प्रतिशत अधिक है। 
रेलवे के अनुसार, यह अभियान 
मंुबई उपनगरीय, मेल–एक्सप्रेस, 
पैसेेंजर और हॉलिडे स्पेशल ट््ररे नो ंमेें 
लगातार चलाया गया। इस दौरान 
अकेले मंुबई उपनगरीय खंड से 
₹41.26 करोड़ की वसूली की गई। 
मुख्य जनसंपर््क  अधिकारी विनीत 
अभिषक ने बताया कि दिसंबर 
2025 मेें बिना टिकट या अनियमित 
यात्रा के 2.51 लाख मामले पकड़़े 
गए, जिनसे ₹15.54 करोड़ का 
जुर््ममाना वसूला गया, जो पिछले वर््ष 
की तुलना मेें 42 प्रतिशत अधिक है।



जयपुर, मंगलवार 06 जनवरी 2026   दैनिक   रॉयल पत्रिका 2

रॉयल पत्रिका
 संपादकीय....

सुप्रीम कोर््ट की पहलः सड़क अनुशासन 
और सुरक्षा की नई उम्मीद

देश मेें सड़क हादसे आज एक 
ऐसी त्रासदी बन चुके हैैं, जिन 
पर हर साल लाखो ं लोगो ं की 
जान चली जाती है। यह स््थथिति 
सिर््फ  किसी एक कारण से नही,ं 
बल्कि सामूहिक लापरवाही, 
अनुशासनहीनता और व्यवस््थथा 
की कमियो ंका परिणाम है। ऐसे मेें 
सुप्रीम कोर््ट द्वारा सड़क सुरक्षा के 
संबंध मेें दिए गए हालिया निर्देश 
न सिर््फ  समय की मांग हैैं, बल्कि 
इन्हहें सख्ती से लागू किया जाना 
समाज के हर नागरिक की सुरक्षा 
के लिए जरूरी भी है। अदालत 
ने लेन मेें ड््ररा इविग, हेलमेट की 
अनिवार््यता, सड़को ं के डिजाइन 
और पैदल यात्रियो ंकी सुरक्षा जैसे 
अहम मुद््दोों पर स्पष्ट दिशानिर्देश 
जारी किए हैैं। अगर ये निर्देश 
ईमानदारी से लागू किए जाएं तो 
देश मेें सड़क हादसो ंमेें बड़़ी कमी 
लाई जा सकती है। असलियत यह 
है कि भारत मेें अधिकांश लोग 
ट््ररैफ  िक नियमो ं को सलाह की 
तरह लेते हैैं, न कि अनिवार््य नियम 
के रूप मेें। लाल बत्ती पर रुकना, 
निर््धधारित लेन मेें चलना, सीट बेल्ट 
और हेलमेट पहनना—ये सब बातेें 
कानून मेें दर््ज हैैं, लेकिन सड़क पर 
शायद ही कभी इनका पालन होता 
दिखाई देता है। यह सोच हमारे 
सामाजिक अनुशासन की कमी 
को भी उजागर करती है। वाहन 
चलाने वाला व्यक्ति मानता है कि 
थोड़़ी जल्दबाजी या नियम तोड़ने 
से उसका समय बचेगा, जबकि 
यही लापरवाही कई बार जानलेवा 
साबित होती है। परिवहन मंत्रालय 
की रिपोर््ट के अनुसार, हर साल 
देश मेें डेढ़ लाख से अधिक लोग 
सड़क हादसो ं मेें जान गंवाते हैैं। 

इनमेें से सबसे अधिक संख्या पैदल 
चलने वालो ंऔर दोपहिया चालको ं
की होती है। ये वही लोग हैैं जिनकी 
सुरक्षा को लेकर न तो चालक 
गंभीर होते हैैं और न ही व्यवस््थथा। 
सड़को ंका अव्यवस््थथित डिजाइन, 
बिना ज़़ेब्रा क्रॉसिग के चौक, टूटी 
हुई सड़को ंपर चलती तेज रफ्तार 
गाड़़ियाँ—ये सब मिलकर हादसो ं
को न्योता देते हैैं। पैदल यात्रियो ं
के लिए सुरक्षित फुटपाथ और 
उचित सिग्नल व्यवस््थथा का अभाव 
भी एक बड़़ी समस्या है। हादसो ं
के पीछे एक और अहम कारण है 
ड््ररा इविग मेें अनुशासन की कमी। 
अक्सर देखा जाता है कि लोग 
मोबाइल फोन पर बात करते हुए, 
ओवरस्पीडिग करते हुए या शराब 
के नशे मेें वाहन चलाते हैैं। यह 
प्रवृत्ति न सिर््फ  खुद उनके लिए, 
बल्कि दूसरो ं के लिए भी खतरा 
बन जाती है। ऐसे मेें सुप्रीम कोर््ट के 
निर्देशो ं का पालन केवल कानूनी 
मजबूरी नही,ं बल्कि सामाजिक 
जिम्मेदारी के रूप मेें देखा जाना 
चाहिए। जरूरत इस बात की है 
कि ट््ररैफ  िक नियमो ंके उल्लंघन पर 
कठोर सजा दी जाए और इसके 
साथ ही लोगो ंमेें सड़क सुरक्षा के 
प्रति जागरूकता भी बढ़़ाई जाए। 
स्कू लो ंसे लेकर ड््ररा इविग लाइसेेंस 
देने वाली संस््थथाओ ंतक, हर स्तर 
पर ट््ररैफ  िक अनुशासन को शिक्षा 
का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 
सड़को ंपर निगरानी बढ़़ाने के लिए 
कैमरो ं और ऑटोमैटिक चालान 
प्रणाली को भी सशक्त किया जाना 
चाहिए ताकि लापरवाह चालक 
नियम तोड़ने से पहले सौ बार 
सोचेें।

रिश्वतखोरी का खेल: भारत मेें घूसखोरी उजागर करने पर सुधार की 
बजाय अक्सर प्रतिशोध देखने को मिलता है

-जब ईमानदारी बन जाए खतरा — संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रतिशोध और सुधार की जद्दोजहद के बीच फँसा भारतीय व्यवसायिक तंत्र
भारत की आर््थथिक नीतियाँ और 
व्यापारिक माहौल जितना तेजी 
से बदल रहे हैैं, उतनी ही तीव्रता 
से उन पर संस््थथागत बाधाएँ और 
भ्रष्टाचार की जड़ें असर डालती 
दिखाई देती हैैं। सुधार के नाम पर 
शुरू किए गए कदम, जीएसटी 
से लेकर निर््ययात-प्रोत्साहन तक, 
अगर जमीन पर पारदर््शशिता और 
नियमो ंके सही-सही पालन से नही ं
जुड़ते तो वे सिर््फ  कागज़़ी कवायद 
बनकर रह जाते हैैं। हालिया दिनो ं
मेें एक ऐसा मामला उभरा है जिसने 
यह संकेत और भी तेज़ कर दिया 
— विनट््ररै क (Wintrack Inc.) का 
आरोप कि उसने चेन्नई कस्टम्स 
मेें दो बार रिश्वतखोरी उजागर 
की, और इसके बाद विभागीय 
अधिकारियो ं द्वारा प्रतिशोध कर 
कंपनी के व्यापार को ‘प्रभावी 
ढंग से नष्ट’ किया गया — जिसके 
परिणाम स्वरूप कंपनी ने भारत मेें 
अपने इम्पोर््ट/एक्सपोर््ट ऑपरेशन्स 
बंद करने की घोषणा कर दी। 
यह मामला केवल एक व्यापारिक 
विवाद नही ं है; यह उस भयावह 
संदेश का प्रतीक है जो घूसखोरी 
उजागर करने वालो ं को मिलता 
है — सुधार की उम्मीद के बजाय 
बदले की भावना।  नीचे इस लेख 
मेें हम समस्या की तह तक उतरने 
की कोशिश करेें गे — किन-किन 
तरीको ं से रिश्वतखोरी भारत के 
कारोबारी और आम जीवन को 
प्रभावित करती है, जब कोई 
घूसखोरी को उजागर करता है तो 
क्या व्यवहारिक dificuldades 
(मुश्किलेें) आती हैैं, और किन 
नीतिगत, संस््थथागत व नागरिक 
समाधानो ं से हम इस दुष््चक्र को 
तोड़ सकते हैैं। लिखते समय मैैंन�े 
कोशिश की है कि भाषा सरल 
रहे, आम लोग आसानी से समझ 
सकेें  और लेख मेें कुछ जगहो ंपर 
रोज़मर््ररा की बोलचाल की उर््ददू  -

लफ़्ज़ (देवनागरी मेें) भी शामिल 
करूूँ  ताकि पढ़ने मेें रस आए और 
भाव-प्रकट करने मेें असर रहे।
समस्या की पृष्ठभूमि: भ्रष्टाचार 
की परिभाषा और उसे उजागर 
करने का खतरा
भ्रष्टाचार साधारण शब््दोों मेें वह 
प्रक्रिया है जिसमेें सार््वजनिक 
पदो,ं नियमो ं या प्रक्रियाओ ं का 
दुरुपयोग कर निजी लाभ प्राप्त 
किया जाए — नकद रिश्वत, बेनामी 
लेन-देन, नज़राना, फेवरिटिज़्म 
(नफ़रत-रहित तरजीह) वगैरह। 
पर यह सिर्फ़  पैसो ंका खेल नही;ं 
यह भरोसे के साथ भी खेलता है 
— जब दे रहा व्यक्ति और ले रहा 
अधिकारी दोनो ं सिस्टम के भीतर 
नियमित तौर पर एक ख़़ास तरह 
की समझदारी बना लेते हैैं, तो वह 
व्यवस््थथा ‘नियमो ं से ज़््यादा रिश्वत 
तक चलने लगती है’। ऐसे मेें जो 
कोई इस व्यवस््थथा के खिलाफ 
आवाज़ उठाता है, उसे अक्सर 
अकेला, असुरक्षित और निशाने 
पर पाता है। विनट््ररै क का मामला 
बताता है कि किसी भी कंपनी 
द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत करने 

पर अगर जांच करने वाले संस््थथान 
या विभाग जवाबदेही नही ंनिभाते, 
या दर््ज शिकायतकर््तता के खिलाफ 
प्रक्रियात्मक कार््यवाही कर देते हैैं, 
तो परिणाम विनाशकारी होते हैैं 
— व्यापार बंद, रोज़गार प्रभावित, 
और निवेश का माहौल खराब। 
साथ ही, ऐसे मामलो ं से एक 
chilling effect (डर का माहौल) 
बनता है — यानी दूसरे कारोबारी 
और नागरिक भी चुप रहने लगते 
हैैं क््योोंक�ि उन्हहें डर होता है कि 
आवाज़ उठाने पर उनको नुकसान 
होगा। 
आँकड़़े और रुझान: अंतरराष्ट्री य 
नजरिया और भारत का स््थथान
ट््रराां सपेरेन्सी इंटरनेशनल का ‘Cor-
ruption Perceptions Index 
(CPI) 2024’ बताता है कि दुनिया 
भर मेें पारदर््शशिता की हालत अभी 
भी कमजोर है और कई देशो ंकी 
रेटिग गिर रही है। भारत इस सूची 
मेें 180 देशो ंमेें 96वेें स््थथान पर है, 
और उसका स्कोर 38 है — जो 
2023 के 93वेें स््थथान (स्कोर 39) 
और 2022 के 85वेें स््थथान (स्कोर 
40) से गिरावट दर््शशाता है। इसका 

अर््थ केवल रैैंक का नही;ं यह 
संकेत है कि भारत मेें सार््वजनिक 
क्षेत्र की पारदर््शशिता पर अब दुनिया 
की नजर अधिक आशंकित होकर 
रख रही है। ऐसे आँकड़़े देश की 
साख, निवेश की आकर््षकता और 
नीति-निर््ममाण की विश्वसनीयता पर 
असर डालते हैैं।  यहाँ ध्यान देने 
वाली बात यह है कि रेटिग और 
स्कोर सिर्फ़  संख्या नही;ं ये संकेत 
देते हैैं कि रोज़मर््ररा के नागरिक, 
व्यापारी और निवेशक कितनी 
जल्दी सरकारी प्रक्रियाओ ं पर 
भरोसा कर पाएँगे। जब भरोसा 
कम होता है, पँूजी बाहर जाती है, 
विदशी निवेश झिझकता है, और 
घरेलू निवेशको ं की चुस्ती—ज़़ुर््म 
(उद्योग से हटने की प्रवृत्ति) बढ़ती 
है।
जमीन पर हकीकत: कारोबारी 
ज़़िन्दगी और छोटे-बड़़े हादसे
भारत मेें कारोबार शुरू करना 
और चलाना आधिकारिक तौर 
पर सरल हो सकता है—नए 
नियम, डिजिटलीकरण, ई-निवेदन 
प्रणाली आदि। लेकिन जमीन 
पर कई बार ऐसा नही ं दिखता। 

जमीन खरीदने से लेकर फ़़ै क्ट्री  का 
लाईसेेंस लेने, फ़़ायर एनओसी और 
बिजली कनेक्शन तक — हर स्टेप 
के पीछे दलाल (इंटरमीडियरी), 
अधिकारी की मनमानी, और कई 
बार रिश्वतखोरी की उम्मीद बैठी 
रहती है। छोटे व्यापारी के सामने 
यह दुविधा रहती है कि नियमो ंका 
पालन कर कर अपना काम धीमा 
कर लेें या त्वरित निपटान के लिए 
‘नज़राना’ देें  और बाजार मेें टिके 
रहेें। यह समस्या सिर्फ़  बड़़े नक़दी 
के मामले नही;ं नियमित, छोटे-छोटे 
भुगतान जो ‘नामी’ नही ं होते—वो 
भी कारोबारियो ं की लागत बढ़़ा 
देते हैैं और असल मेें वे उपभोक्ता 
की जेब पर असर डालते हैैं। इन 
छोटे-छोटे भुगतान का भार जमा 
होकर आखिरकार महंगाई और 
सेवाओ ंकी घटती गुणवत्ता मेें बदल 
जाता है। व्यापारियो ंके लिए सबसे 
ज़् यादा पीड़़ादायक पक्ष यह है कि 
जब वे भ्रष्टाचार को उजागर करते 
हैैं, तो उन्हहें अक्सर वैसा प्रतिशोध 
झेलना पड़ता है जो उनके अस्तित्व 
को ही खतरे मेें डाल दे—बिना 
किसी ट््रराां सपेरेेंट जांच के कागज़़ोों 
पर अभियोग, कस्टम्स मेें देरी, 
शिपमेेंट रोका जाना, लाइसेेंस 
रोकना आदि। विनट््ररै क के आरोपो ं
मेें भी इसी तरह की प्रक्रियात्मक 
प्रताड़ना का जिक्र है — कंपनी 
का कहना है कि शिकायत के 
बाद प्रतिशोध के तौर पर उनके 
शिपमेेंट रोक दिये गए और व्यापार 
को बुरी तरह प्रभावित किया गया। 
घूसखोरी उजागर करने वालो ं
का डर — प्रतिशोध के रूप
घोषित और अनघोषित प्रतिशोध के 
कई रूप होते हैैं: प्रक्रियात्मक देरी: 
कस्टम्स, लाइसेेंस या अन्य विभागो ं
मेें जानबूझकर फाइलो ं पर देरी 
करना ताकि व्यापार या सेवा देरी 
से प्रभावित हो। दंडात्मक कार््रवाई: 
नियमो ंका अनुपालन न करने के 

कथित आरोप लगाकर जुर््ममाना, 
छापेमारी, या व्यवसायिक पहचान 
को क्षति पहुुँचाना। सूचनाओ ं का 
लीक/बेहद नकारात्मक प्रचार: 
झठेू आरोपो ं के ज़रिये कंपनी या 
व्यक्ति की छवि खराब करना। 
कानूनी उलझनेें: फ़र्जी मामलो ं
का पल्ला कर कानूनी लड़़ाइयो ं
मेें उलझा देना, जिससे आर््थथिक 
और मानसिक दबाव बढ़़े। रश्वत 
मांगना और फिर न दिए जाने पर 
हर््जजाना देना: पहली मांग पूरी न 
होने पर विभिन्न तरह से कारोबार 
को प्रभावित करना। विनट््ररै क के 
विवाद मेें इन चिह््नोों का एक मिश्रित 
रूप देखा गया — कंपनी ने दावा 
किया कि जानबूझकर हो रही 
परेशानियो ं से उनका कारोबार 
ठप्प हो गया, जबकि कस्टम्स ने 
आरोपो ंका खंडन किया। बाद मेें 
केें द्र और संबंधित संस््थथानो ंने जाँच 
का आदेश दिया — यह संकेत 
है कि आरोपो ं की गम्भीरता को 
सरकार ने भी नज़रअंदाज़ नही ं
किया, पर सवाल यह है कि कितनी 
जल्दी निष्पक्षता और पारदर््शशिता से 
जाँच होगी और शिकायतकर््तता को 
कितनी सुरक्षा मिलेगी। 
क््योों उजागर करने पर सुधार 
नही ं बल्कि प्रतिशोध होता है? 
— संस््थथागत कारण
कई बार शिकायत या खुलासा 
करने पर सुधार न होने के पीछे 
संस््थथागत कारण गहराई मेें होते 
हैैं: सत्ता की बेमकसद सुरक्षा: 
कुछ विभाग या अधिकारी अपने 
इन्फ्लुएंस (प्रभाव) और आय के 
स्रोतो ं को बचाए रखना चाहते हैैं; 
खुलासा उनके हित के खिलाफ 
माना जाता है, इसलिए वे प्रतिशोध 
के रास्ते अपनाते हैैं। खराब 
जवाबदेही तंत्र: अगर शिकायत-
निवारण संस््थथान स्वतंत्र, सक्षम 
और जवाबदेह नही ंहैैं। 

एनसीआरबी रिपोर््ट मेें अपराध पीड़़ितोों को मिले 
मुआवज़ों के आंकड़़े भी शामिल किए जाएं

-न्याय से परे सवालः क्या हर अपराध पीड़़ित को मिला मुआवज़़ा?
नेशनल क्राइम रिकॉर््डड््स ब्यूरो 
(एनसीआरबी) की ताज़़ा रिपोर््ट 
‘भारत मेें अपराध-2023’ के 
अनुसार देश मेें वर््ष 2023 मेें कुल 
62,41,569 संज्ञेय अपराध दर््ज 
हुए। यह संख्या केवल कागज़़ोों 
पर दर््ज मामलो ं का रिकॉर््ड नही ं
है, बल्कि इसके पीछे करोड़़ोों 
ज़़ििंदगियो ंकी पीड़़ा, अन्याय, और 
असुरक्षा की कहानियाँ छिपी 
हैैं। अपराध का असर केवल 
अपराधी और पीड़़ित तक सीमित 
नही ं रहता, बल्कि पूरे समाज मेें 
डर, अविश्वास और असमानता 
का वातावरण पैदा करता है। 
भारत जैसे विशाल देश मेें जहां 
सामाजिक और आर््थथिक विषमताएँ 
पहले से गहरी हैैं, वहां अपराध 
का दंश सबसे ज़््यादा उन लोगो ं
को झेलना पड़ता है जो आर््थथिक 
रूप से कमज़़ोर और कानूनी रूप 
से असुरक्षित हैैं। किसी अपराध 
के बाद जब कोई परिवार अपने 
सदस्य को खो देता है — ख़़ासकर 
अगर वह परिवार का एकमात्र 
कमाने वाला व्यक्ति हो — तो वह 
केवल भावनात्मक नही ं बल्कि 
अस्तित्व का संकट बन जाता है।
अपराध पीड़़ित को मुआवज़़ा: 
न्याय का आवश्यक हिस्सा
आपराधिक न्याय प्रणाली का 
उद्देश्य केवल अपराधी को सज़़ा 
देना नही,ं बल्कि पीड़़ित को न्याय 
दिलाना भी है। न्याय का यह दूसरा 
पहलू अक्सर नज़रअंदाज़ किया 
जाता है। मुआवज़़ा (Compensa-
tion) इसी न्याय का व्यावहारिक 
और मानवीय रूप है, जो पीड़़ित 
या उसके आश्रितो ं को अपराध 
से हुए शारीरिक, मानसिक और 
आर््थथिक नुकसान की भरपाई के 
रूप मेें दिया जाता है। भारत मेें 
अपराध पीड़़ितो ंके लिए मुआवज़़े 
का कानूनी आधार भारतीय 
नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 
— जिसे पहले आपराधिक प्रक्रिया 
संहिता (CrPC) कहा जाता था — 
मेें स्पष्ट रूप से दिया गया है। धारा 
395 और 396 इसी उद्देश्य से 
बनाए गए प्रावधान हैैं।
धारा 395 – अदालत द्वारा 
मुआवज़़ा देने का प्रावधान
धारा 395 के तहत, जब किसी 
अपराधी को सज़़ा दी जाती है और 

उस सज़़ा 
मेें जुर््ममाने 
का प्रावधान 
श ा मि  ल 
होता है, तो 
अ द ा ल त 
यह आदेश 
दे सकती 
है कि उस 
जुर््ममाने की 
पूरी या कुछ 
राशि अपराध 
प ीड़़ि   त 
या उसके 
वारिसो ं को 
मु आ व ज़़े 
के रूप मेें 
दी जाए। 
यदि सज़़ा मेें 
जुर््ममाना शामिल नही ं है, तब भी 
अदालत अपने विवेक से किसी 
निश्चित राशि को मुआवज़़े के रूप 
मेें तय कर सकती है। इसका 
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 
अपराध से प्रभावित व्यक्ति को 
केवल भावनात्मक न्याय न मिले, 
बल्कि उसे व्यवहारिक राहत भी 
मिले — जिससे वह अपने जीवन 
को दोबारा व्यवस््थथित कर सके।
धारा 396 – ‘पीड़़ित मुआवज़़ा 
योजना’ (Victim Compensa-
tion Scheme)
धारा 396 मेें एक व्यापक ‘पीड़़ित 
मुआवज़़ा योजना’ का प्रावधान 
किया गया है, जिसे प्रत्येक राज्य 
सरकार द्वारा लागू किया जाना 
अनिवार््य है। इस योजना के तहत 
अपराध से प्रभावित व्यक्ति या 
उसके आश्रितो ं — जिन्हहें किसी 
अपराध के परिणामस्वरूप 
चोट, हानि या जीवन-यापन की 
कठिनाई हुई हो — को पुनर््ववास के 
लिए आर््थथिक सहायता दी जाती है। 
यदि अदालत यह पाती है कि धारा 
395 के तहत दिया गया मुआवज़़ा 
पर््ययाप्त नही ंहै, या आरोपी के दोष 
सिद्ध न हो पाने की स््थथिति मेें भी, 
वह राज्य की पीड़़ित मुआवज़़ा 
योजना के तहत पीड़़ित को उचित 
राशि देने की सिफारिश कर 
सकती है।
मुआवज़़ा देने की आवश्यकता 
क््योों है?
भारत मेें अपराध का सबसे भयावह 

पहलू यह है कि न्याय मिलने तक 
का सफर बहुत लंबा होता है। 
कई बार तो अदालत मेें वर्षषों तक 
मुकदमा चलता रहता है। इस 
दौरान पीड़़ित परिवार को न केवल 
आर््थथिक नुकसान उठाना पड़ता है, 
बल्कि मानसिक और सामाजिक 
दबाव भी झेलना पड़ता है। ऐसे 
मेें मुआवज़़ा सिर्फ़  राशि नही,ं 
बल्कि राज्य की संवेदनशीलता 
और जवाबदेही का प्रतीक है। 
यह बताता है कि सरकार अपराध 
पीड़़ितो ंके साथ खड़़ी है और उन्हहें 
पुनर््ववास का अधिकार देती है। 
मुआवज़़ा पीड़़ित के लिए जीवन 
मेें नई शुरुआत का अवसर हो 
सकता है — चाहे वह किसी 
रेप पीड़़िता का मानसिक और 
आर््थथिक पुनर््ववास हो, किसी दुर््घटना 
मेें परिवार के कमाऊ सदस्य की 
मृत्यु का मामला हो, या किसी बच्चे 
के खिलाफ हिसा का अपराध।
न्याय प्रणाली और एनसीआरबी 
का सीमित दृष्टिकोण
नेशनल क्राइम रिकॉर््डड््स ब्यूरो 
(एनसीआरबी) देश मेें अपराध से 
जुड़़ी विस्तृत सांख्यिकीय रिपोर््ट 
जारी करता है। इन रिपोर्टटों मेें 
अपराधो ंकी संख्या, उनकी प्रकृति, 
राज््योों मेें अपराध दर, पुलिस 
कार््रवाई, चार््जशीट, और सज़़ा दर 
जैसी जानकारी विस्तार से दी जाती 
है। लेकिन एक बड़़ी कमी यह है 
कि इन रिपोर्टटों मेें अपराध पीड़़ितो ं
को दिए गए मुआवज़़े के आंकड़़े 
शामिल नही ंकिए जाते।

यह प्रश्न बहुत अहम है कि — “क्या 
हर अपराध पीड़़ित को मुआवज़़ा 
मिला? और अगर नही ं मिला, तो 
क््योों नही?ं”
एनसीआरबी की रिपोर््ट अगर 
अपराध के वास्तविक प्रभाव को 
समझना चाहती है, तो केवल 
अपराध की संख्या गिनना पर््ययाप्त 
नही।ं उसे यह भी बताना चाहिए 
कि उन अपराधो ं के बाद पीड़़ितो ं
के साथ क्या हुआ — कितनो ंको 
न्याय मिला, कितनो ं को पुनर््ववास 
मिला, और कितनो ं को मुआवज़़ा 
मिला या नही ंमिला।
मुआवज़़ा योजनाओ ंकी स््थथिति
भारत के सभी राज््योों मेें पीड़़ित 
मुआवज़़ा योजनाएँ लागू हैैं, लेकिन 
उनकी कार््यक्षमता बेहद असमान 
है। कई राज््योों मेें मुआवज़़े के लिए 
दी जाने वाली राशि बहुत कम है, 
जबकि प्रक्रिया इतनी जटिल है 
कि पीड़़ित वर्षषों तक न्यायालयो ं
और सरकारी दफ्तरो ं के चक्कर 
काटता रहता है।
उदाहरण के लिए — उत्तर प्रदेश 
मेें रेप पीड़़ितो ं के लिए मुआवज़़ा 
राशि ₹5 लाख से ₹10 लाख तक 
है, जबकि दिल्ली मेें यह ₹7 लाख 
तक है, और केरल मेें यह ₹3 लाख 
तय है। राज््योों मेें इस असमानता 
से यह स्पष्ट है कि कोई राष्ट्री य 
मानक (National Standard) 
मौजूद नही ं है। इसी वजह से 
समान अपराध के अलग-अलग 
राज््योों मेें अलग-अलग मूल््याांकन 
हो जाते हैैं।

नशे की लत: समाज के लिए बड़़ी चुनौती
-आर््थथिक, मानसिक और सामाजिक कारण बन रहे हैैं नशे की जड़
हमारा समाज जिस दिशा मेें बढ़ 
रहा है, वहाँ एक नई और गहरी 
चिता सिर उठा रही है—नशे की 
लत। अब तक इसे प्रायः  युवाओ ं
की समस्या माना जाता था, लेकिन 
अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा 
है। हाल के वर्षषों मेें महिलाओ ं के 
बीच नशे की लत मेें तेजी से वृद्धि 
हुई है। यह प्रवृत्ति केवल स्वास्थ्य 
का नही,ं बल्कि समाज के भविष्य 
का भी गंभीर संकट बन रही है। 
हाल ही मेें राजस््थथान के हनुमानगढ़ 
जिले की एक दर््दनाक घटना ने 
इस खतरे को उजागर किया, जब 
नशे की ओवरडोज लेने से एक 
गर््भवती महिला के गर््भस््थ शिशु 
की मौत हो गई। यह घटना एक 
चेतावनी है—कि नशे का जाल 
अब समाज के उस वर््ग तक पहुुँच 
गया है, जिसे अब तक हम सुरक्षा, 
स्नेह और अनुशासन का प्रतीक 
मानते रहे हैैं।
महिलाओ ं मेें नशे की बढ़ती 
प्रवृत्ति: एक सामाजिक संकेत
महिलाएं भारतीय परिवार की धुरी 
होती हैैं। घर की नीवं, बच््चोों की 
पहली शिक्षक और संस्कार देने 
वाली पहली संस््थथा मां ही होती है। 
ऐसे मेें अगर वही नशे की गिरफ्त 
मेें आ जाए, तो इसका असर केवल 
उसके शरीर या जीवन तक सीमित 
नही ं रहता; यह परिवार, बच््चोों 
और समाज की जड़़ोों तक पहुुँच 
जाता है। पिछले कुछ वर्षषों मेें कई 
सर्वेक्षणो ंऔर रिपोर्टटों मेें यह सामने 
आया है कि महानगरो ं से लेकर 
छोटे कस््बोों तक महिलाएं शराब, 
ड््र ग्स, सिगरेट, अफीम, चरस, 
स्मैक और सिथेटिक ड््र ग्स की 
गिरफ्त मेें आने लगी हैैं। खासतौर 
पर 18 से 35 वर््ष की आयु वर््ग की 
महिलाएं इस लत से सबसे अधिक 
प्रभावित हो रही हैैं। पहले जहां यह 
प्रवृत्ति केवल पुरुषो ं तक सीमित 
थी, वही ंअब यह लिग भेद मिटाते 
हुए समाज के हर तबके मेें पैर 
पसार रही है।
कारण: क््योों बढ़ रही है 
महिलाओ ंमेें नशे की प्रवृत्ति
महिलाओ ं के नशे की गिरफ्त मेें 
आने के पीछे कई गहरे सामाजिक 
और मानसिक कारण हैैं। मानसिक 
तनाव और अवसाद – आधुनिक 
जीवन की भागदौड़, प्रतिस्पर््धधा, 
सामाजिक अपेक्षाएं और घरेलू 
कलह के बीच महिलाएं अक्सर 
मानसिक दबाव मेें रहती हैैं। कई 
बार यह दबाव अवसाद का रूप 

ले लेता है, और 
फिर राहत 
की तलाश मेें 
महिलाएं नशे 
का सहारा 
ले लेती हैैं। 
आर््थथिक तंगी 
और असुरक्षा 
– गरीब तबके 
की महिलाएं 
अक्सर काम 
के बोझ और 
आ र् ्थथि क 
असुरक्षा से 
जूझती हैैं। ऐसे मेें नशा उन्हहें 
कुछ देर के लिए ‘भूल जाने’ का 
भ्रम देता है। फैशन और सोशल 
इन्फ्लुएंस – शहरी समाज मेें 
‘सोशल ड््ररििंकि  ग’ या पार्टी कल््चर 
को आधुनिकता का प्रतीक मान 
लिया गया है। कई महिलाएं इसे 
स्टेटस सिबल की तरह अपनाती 
हैैं और धीरे-धीरे इसकी आदी 
हो जाती हैैं। टूटी हुई पारिवारिक 
संरचना – परिवारो ं मेें संवाद की 
कमी, पति-पत्नी के बीच तनाव, 
एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति 
ने महिलाओ ंको भावनात्मक रूप 
से कमजोर बनाया है। ऐसे मेें कई 
महिलाएं अकेलेपन को मिटाने के 
लिए नशे की शरण मेें चली जाती 
हैैं। आसानी से उपलब्धता – अब 
नशे का सामान गांव-कस््बोों तक 
पहुुंच गया है। ड््र ग्स और शराब की 
अवैध बिक्री पर नियंत्रण कमजोर 
हुआ है। इसी वजह से महिलाएं 
भी आसानी से इस तक पहुुँच पा 
रही हैैं।
एक सामाजिक रोग मेें बदलता 
नशा
पहले नशा एक व्यक्तिगत 
कमजोरी या ‘आदत’ के रूप मेें 
देखा जाता था, लेकिन अब यह 
समाज की नसो ंमेें घुलता जा रहा 
है। जब घर की महिलाएं, जो एक 
पीढ़़ी को संस्कार देती हैैं, खुद 
इस गिरफ्त मेें आती हैैं तो उसके 
दुष्प्रभाव दूरगामी होते हैैं। नशे 
की वजह से न सिर््फ  महिला का 
स्वास्थ्य बिगड़ता है, बल्कि परिवार 
का आर््थथिक ढांचा भी हिल जाता 
है। बच््चोों की परवरिश प्रभावित 
होती है, घरेलू हिसा बढ़ती है और 
समाज मेें अपराध भी बढ़ते हैैं। 
नशा उस आत्म-संयम को खत्म 
कर देता है जो किसी भी सभ्य 
समाज की बुनियाद होता है।
महिलाओ ं पर नशे के 

स्वास्थ्यगत प्रभाव
महिलाओ ं का शरीर नशे के 
प्रभाव को पुरुषो ं की तुलना मेें 
अधिक तेजी से झेलता है। गर््भवती 
महिलाओ ंपर असर: नशा गर््भस््थ 
शिशु के विकास को गंभीर रूप से 
प्रभावित करता है। नशे के सेवन 
से बच्चे का जन्म वज़न कम होता 
है, वह मानसिक या शारीरिक 
रूप से विकलांग पैदा हो सकता 
है। हार्मोनल असंतुलन: नशा 
महिलाओ ंके हार्मोनल सिस्टम को 
बिगाड़ देता है, जिससे मासिक चक्र 
की अनियमितता, प्रजनन संबंधी 
दिक्कतेें और मानसिक अस््थथिरता 
पैदा होती है। मानसिक रोगो ं का 
खतरा: नशे के बाद महिलाओ ंमेें 
अवसाद, चिता, घबराहट, और 
आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
सरकारी उदासीनता और 
नीतिगत कमी
वर््ष 2024 मेें राज्यसभा सांसद 
मदन राठौड़ ने भी संसद मेें 
यह मुद्दा उठाया था कि देश मेें 
महिलाओ ंमेें नशे की प्रवृत्ति तेजी 
से बढ़ रही है और इसके लिए 
अलग से नीतियां बननी चाहिए। 
लेकिन अफसोस, अब तक इस 
दिशा मेें कोई ठोस कदम नही ं
उठाया गया। वर््तमान मेें अधिकांश 
नशा मुक्ति केें द्र पुरुषो ंपर केें द्रित 
हैैं। महिलाओ ं के लिए सुविधाएं 
सीमित हैैं, और जो हैैं भी, वहाँ 
सामाजिक कलंक और असुरक्षा 
की वजह से महिलाएं जाने से 
कतराती हैैं। सरकार को चाहिए 
कि वह महिलाओ ंके लिए अलग 
नशा मुक्ति नीति बनाए, जिसमेें 
परामर््श, पुनर््ववास और रोजगार 
के अवसरो ंको जोड़़ा जाए। नशा 
मुक्ति केें द््रोों मेें महिला चिकित्सक 
और काउंसलर नियुक्त किए जाएं 
ताकि पीड़़ित महिलाएं खुलकर 
अपनी बात कह सकेें ।
समाज की भूमिका: केवल 

कानून काफी नही ं
नशे की लत का समाधान केवल 
कानून बनाकर नही ं किया जा 
सकता। यह एक सामाजिक 
समस्या है, जिसका हल समाज 
की भागीदारी से ही संभव है। 
परिवार मेें संवाद बढ़़ाना जरूरी 
है। माता-पिता को अपने बच््चोों, 
खासकर बेटियो ं के साथ संवाद 
का रिश्ता बनाना चाहिए। स्कू लो ं
और कॉलेजो ंमेें नशा विरोधी शिक्षा 
को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया 
जाना चाहिए। महिला स्वयंसेवी 
संगठनो ं को इस दिशा मेें काम 
करना चाहिए कि जो महिलाएं 
नशे की गिरफ्त मेें हैैं, उन्हहें सहारा, 
सलाह और पुनर््ववास का अवसर 
मिले। मीडिया और सिनेमा को 
भी जिम्मेदारी दिखानी होगी। नशे 
को ग्लैमर की तरह पेश करने से 
बचना चाहिए।
धार््ममिक और सांस्कृति क 
दृष्टिकोण
भारतीय संस्कृति  मेें नशे को हमेशा 
से नकारा गया है। चाहे वह गीता 
की संयम साधना हो या कुरान 
की “हराम” की अवधारणा—हर 
धर््म ने इंसान को अपने होश और 
समझ पर काबू रखने की सीख 
दी है। महिलाएं जब इस संयम 
की धारा से भटकती हैैं तो समाज 
की आत्मा आहत होती है। यह 
जरूरी है कि धार््ममिक संस््थथान भी 
नशा विरोधी अभियानो ं मेें अपनी 
भूमिका निभाएं। मस्जिदो,ं मंदिरो ं
और गुरुद्वारो ं मेें नशा मुक्ति के 
संदेश नियमित रूप से दिए जाएं।
शिक्षा और रोजगार से समाधान 
की राह
नशे की जड़ केवल मनोवैज्ञानिक 
नही,ं बल्कि सामाजिक-आर््थथिक 
भी है। अगर महिलाओ ंको शिक्षा, 
स्वाभिमान और आत्मनिर््भरता का 
अवसर मिलेगा, तो वे इस दलदल 
से खुद निकल सकती हैैं।
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मुस्लिम महासभा का स्थापना दिवस व कार््यकर््तता सम्मेलन 
ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न

हनीस शेख कुतकपुर 
हिडौन (रॉयल पत्रिका)। मुस्लिम महासभा का स््थथापना 
दिवस एवं भव्य कार््यकर््तता सम्मेलन अत्यंत गरिमामय,  
पदाधिकारियो ं एवं अतिथियो ं का माला पहनाकर, प्रशस्ति 
पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेेंट कर आत्मीय सम्मान किया गया। 
विशेष रूप से मुस्लिम महासभा के राष्ट्री य संरक्षक सिकंदर 
पठान का संपूर््ण जिला कार््यकारिणी एवं प्रदेश पदाधिकारियो ं
द्वारा भव्य एवं ऐतिहासिक सम्मान किया गया, जिसने पूरे 
माहौल को गौरवपूर््ण बना दिया। स््थथापना दिवस कार््यक्रम 
की शुरुआत क़़ु रान ख़़ाली के साथ हुई, जिसके पश्चात संगठन 
का झंडारोहण कर मुस्लिम महासभा की एकता, संघर््ष और 
संकल्प को दोहराया गया। इसके बाद केक काटकर सभी 
पदाधिकारियो ं एवं कार््यकर््तताओ ं ने एक-दूसरे को स््थथापना 
दिवस की हार््ददिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद पेश की।ं 
प्रदेश अध्यक्ष इक़बाल खान भाटी के कुशल निर्देशन एवं 
नेतृत्व मेें आयोजित इस सम्मेलन के दौरान संगठन को 
नई ऊर््जजा देने के उद्देश्य से नव-नियुक्त पदाधिकारियो ंको 
नियुक्ति पत्र सौपंकर उनकी जिम्मेदारियाँ आधिकारिक 

रूप से सौपंी गईं। साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर 
और अधिक मजबूत, सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए 
भावी कार््यक्रमो,ं रणनीतियो ं एवं योजनाओ ं पर गहन और 
सार््थक चर््चचा की गई। कार््यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न 
जिलो ंसे पधारे सभी जिलाध्यक््षोों ने मंच से अपने विचार रखे, 
संगठन की मजबूती, कार््यकर््तताओ ंकी भूमिका और समाज 
के हित मेें किए जाने वाले कार्ययों को लेकर महत्वपूर््ण सुझाव 

प्रस्तुत किए, जिनका मंच से स्वागत किया गया। इस अवसर 
पर मुस्लिम महासभा की राष्ट्री य अध्यक्ष रेशमा सोलंकी 
एवं राष्ट्री य संरक्षक सिकंदर पठान ने अपने ओजस्वी और 
प्रेरणादायी संबोधन मेें संगठन की विचारधारा, एकता, 
संघर््ष और भविष्य की कार््ययोजना पर प्रकाश डालते हुए 
कार््यकर््तताओ ं मेें नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया। 
कार््यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार््यक्रम संयोजक 
इक़बाल भाटी द्वारा की गई उत्कृ ष्ट व्यवस््थथाओ,ं अनुशासन 
एवं समर््पण की मंचासीन सभी पदाधिकारियो ं ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा की। इस गरिमामय अवसर पर राष्ट्री य प्रभारी अमजद 
खान, राष्ट्री य महासचिव आबिद खान, प्रदेश मीडिया प्रभारी 
अज़़ीम खान, प्रदेश उपाध्यक्ष अकबर अली, मिर््ज़़ा वासिद 
बेग, हाजी शहज़़ाद खान, जाकिर खान, मुखीद खान सहित 
संगठन के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, समाजसेवी एवं सैकड़़ोों 
कार््यकर््तता उपस््थथित रहे। कार््यक्रम का समापन संगठनात्मक 
एकजुटता, जोश, उत्साह और समाजहित के सकारात्मक 
संकल्प के साथ किया गया, जिससे यह सम्मेलन मुस्लिम 
महासभा के इतिहास मेें एक मील का पत्थर साबित हुआ।

साहित्यकार अब्दुल समद राही को 
कथा शिरोमणि सम्मान से नवाजा

मोहम्मद यासीन 
सोजत(रॉयल पत्रिका)। मेहंदी 
नगरी सोजत के ख्यातनाम 
शायर कवि बाल साहित्य 
लेखक अब्दुल समद राही 
को कथा शिरोमणि सम्मान से 
सम्मानित किया गया। अजमर 
की सुपरिचित साहित्यिक संस््थथा 
शब्द सागर व राजस््थथान साहित्य 
अकादमी उदयपुर के संयुक्त 
तत्वावधान मेें होटल लेक विनोरा 
मेें आयोजित राष्ट्री य साहित्यिक 
संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह मेें 
कार््यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ 
साहित्यकार आशा पांडे ओझा 
व अध्यक्षता कर रहे सीनियर 
आईएएस अफसर डॉक्टर 
सूरज सिह नेगी, विशिष्ट अतिथि 
राजस््थथान साहित्य अकादमी 
उदयपुर के सचिव डॉ. बसंत सिह 
सोलंकी, साहित्यकार उमेश कुमार 
चौरसिया के हाथो ं राही को “माँ 
विमला देवी माथुर स्मृति अखिल 
भारतीय कहानी प्रतियोगिता-3” 
के  विजता के रूप मेें संस््थथा के 
मानवस्त्र, मोतियो ं की माला, 
सम्मान पत्र व नकद राशि प्रदान 
कर “कथा शिरोमणि सम्मान” से 
सम्मानित किया गया। इस अवसर 
पर अतिथियो ं द्वारा दो पुस्तको-ं 
रंजना माथुर द्वारा लिखित “चुनमुन 
की अक्षर टोली” और पावनी माथुर 
द्वारा रचित “दि हॉन्टेड मेन््शन” का 
लोकार््पण किया गया। कार््यक्रम 

का आगाज अतिथियो ं द्वारा पूजा 
अर््चना कर किया गया तत्पश्चात 
संस््थथा शब्द सागर की संस््थथापिका 
रंजना माथुर ने  स्वागत उद्बोधन 
के साथ ही संस््थथा की गतिविधियो ं
की जानकारी दी वही ं अतिथियो ं
का आदर सत्कार किया गया। 
कार््यक्रम का सरस संचालन वरिष्ठ 
साहित्यकार गोविन्द भारद्वाज ने 
किया। आभार प्रदर््शन संस््थथा के 
संरक्षक सुबोध कुमार माथुर ने 
किया। राही को मिले इस सम्मान 
के लिए वरिष्ठ साहित्यकार वीरेेंद्र 
लखावत पेेंशनर समाज अध्यक्ष 
लालचंद मोबाइल भामाशाह 
अनोप सिह लखावत शारीरिक 
शिक्षा जिला संरक्षक सत्तू सिह 
भाटी, लोक अभियोजक एडवोकेट 

पंकज त्रिवेदी, फौजी अशोक सेन, 
कथाकार डॉ. रशीद गौरी, कवि 
नवनीत राय रुचिर व्यंग्यकार 
उमाशंकर द्विवेदी, राम स्वरूप 
भटनागर, विशन सिह भाटी, 
गीतकार पेन्टर दलपत राजेन्द्र 
जोशी मोहनसिह लखावत असलम 
कुरैशी राजेन्द्र व्यास अब्दुल गनी 
ताजक, मोहम्मद यासीन राॅयल 
मास्टर, हाजी अब्दुल सलीम 
सिलावट, मिस्त्री मोहम्मद असलम 
ताजक, पप्सा टांक, जुगल किशोर, 
दवे शंक,र लाल पारीक, झमूर 
लाल गर््ग, अनवर पठान सरवण 
सांखला, चेतन व्यास, फकीर 
मोहम्मद पठान, राजेश टेलर आदि 
कई गणमान्य जन ने बधाई और 
शुभकामनाएं दी हैैं।

संस्था महवा मंडावर द्वारा आयोजित “शिक्षा खेल महोत्सव” का समापन हुआ
-महवा मेें विधायक महोदय राजेन्द्र प्रधान ने खेल महोत्सव का समापन किया
शफीक अली 
 महवा (रॉयल पत्रिका)। 
एक कदम बदलाव की 
ओर, संस््थथा महवा मंडावर 
द्वारा आयोजित “शिक्षा 
खेल महोत्सव 2026” का 
सोमवार की टीकाराम 
पालीवाल स्टेडियम महवा 
मेें विधायक महोदय राजेन्द्र 
प्रधान द्वारा समापन किया 
गया, इस अवसर पर भामाशाह 

विनित बंसल, प्रयास संस््थथा के 
अध्यक्ष राजन मीणा, कोषाध्यक्ष 
दिनेश चंद सैनी, उपाध्यक्ष 
राकेश रायपुर, सचिव हेमेेंद्र 
टीकरी, रामेश्वर समलेटी, पुष्पपेंद्र 

सांथा,मानसिह नौरंगपुरा, 
हरकेश प्रजापत, नौरंग 
राम, दिनेश कुट्टीन, सुरेश 
अलीपुर, हरिभान सैनी, 
महेश बंदवाड़़ा, राकेश 
झंझटिया, काडूराम 
जटवाड़़ा, करन केसरा, 
बबलेश सालिमपुर, 

भीमसिह मीणा, जितेश मीना 
एवं संस््थथा के सदस्य एवं विद्यार्थी 
उपस््थथित रहे।

कक्षा नर््सरी से 5वीीं तक के बच्चचों को अवकाश
-कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार््थथियोों के समय मेें परिवर््तन
विनोद सोखल 
श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। राज्य मेें अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए जिले 
की स््थथानीय परिस््थथितियो ंके अनुरूप जिले मेें संचालित समस्त राजकीय एवं 
गैर राजकीय विद्यालयो ंके संचालन का समय मेें परिवर््तन कर नर््सरी से कक्षा 
5 तक के विद्यालयो ंके लिये अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर 
डाॅ. मंजू ने बताया कि अत्यधिक सर्दी के प्रकोप को देखते हुए श्रीगंगानगर 
जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयो ंमेें 6 जनवरी से 12 जनवरी 
2026 तक कक्षा नर््सरी से पांचवी ं तक के विद्यार््थथियो ंको अवकाश घोषित 
किया गया हैैं। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार््थथियो ं के लिये विद्यालय समय 
प्रातः  10.30 बजे से सायं 3 बजे तक किया गया है। शिक्षको ंएवं संचालित 
अन्य परीक्षाओ ंका समय यथावत रहेगा। निर्देशो ंकी अवह्ेलना करने वाले 
राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयो ं के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक 
कार््यवाही अमल मेें लाई जायेगी।

चाइनीज मांझे पर कार््रवाई करेें : सुराणा
-जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक मेें अधिकारियोों से विभिन्न योजनाओं 
व कार््यक्रमोों पर की चर््चचा, दिए निर्देश
चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर अभिषक 
सुराणा ने सोमवार को डीओआईटी वीसी 
सभागार मेें साप्ताहिक समीक्षा बैठक मेें 
विभागीय योजनाओ ं व कार््यक्रमो ं की समीक्षा 
करते हुए सभी अधिकारियो ंको समुचित दिशा-
निर्देश दिए। इस अवसर पर संबोधित करते 
हुए जिला कलक्टर सुराणा ने कहा कि सभी 
उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नगरनिकाय 
अधिकारी व विकास अधिकारी अपने क्षेत्र 
मेें चाइनीज मांझे पर कार््रवाई करेें । जिले मेें 
चाइनीज मांझे के उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध 
लगाया गया है। चाइनीज मांझे से प्रतिवर््ष हजारो ं
लोग घायल होते हैैं। इसलिए जनसुरक्षा को 
देखते हुए अधिकारी फील्ड मेें रहकर चाइनीज 

मांझे के उपयोग एवं बिक्री पर कार््रवाई करेें । 
व्यापारियो ं व उपयोगकर््तताओ ं से समझाइश 
करेें  तथा चाइनीज मांझे के दुष्प्रभावो ं के बारे 
मेें जागरूक करेें । उन््होोंन�े 14 जनवरी से 30 
जनवरी तक चलाए जाने वाले पशु कल्याण 
पखवाड़़े के दौरान आयोजित की जाने वाली 

गतिविधियो ंको लेकर समुचित निर्देश दिए।
संपर््क  पोर््टल प्रकरणो ं का गुणवत्तापूर््ण 
निस्तारण कर परिवादियो ंको करेें  संतुष्ट:-
इस दौरान जिला कलक्टर ने संपर््क  पोर््टल पर 
दर््ज प्रकरणो ंमेें विभाग स्तर पर लंबित प्रकरणो,ं 
डिस्पोजल टाइम की प्रकरणवार चर््चचा करते 
हुए कहा की डिस्पोजल समय को कम करेें  
तथा गुणवत्तापूर््ण निस्तारण से परिवादियो ं को 
संतुष्ट करेें । सीईओ श्वेता कोचर ने आयुष्मान 
आदर््श ग्राम योजना के बारे मेें कार््ययोजना की 
जानकारी दी। इस दौरान सभी जिला स्तरीय 
अधिकारी उपस््थथित रहे तथा सभी उपखंडो ंसे 
उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए जुड़़े 
रहे।

मुख्यमंत्री से सुरेेंद्रपाल सिह टीटी की भेेंट, 
क्षेत्रीय विकास को लेकर हुई अहम चर््चचा

विनोद सोखल 
श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। 
मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री 
भजनलाल शर््ममा से भाजपा प्रदेश 
उपाध्यक्ष एवं पूर््व मंत्री सुरेेंद्रपाल 
सिह टीटी ने शिष्टाचार भेेंट 
की। इस दौरान श्रीगंगानगर–
हनुमानगढ़ क्षेत्र से जुड़़े प्रमुख 
जनहित मुद््दोों पर सार््थक, 
सकारात्मक एवं परिणामोन्मुखी 
संवाद हुआ। भेेंट के अवसर पर 
पूर््व बजट घोषणाओ ंकी प्रगति की 
समीक्षा की गई तथा आगामी बजट 
को लेकर क्षेत्रहित मेें महत्वपूर््ण 
सुझाव प्रस्तुत किए गए। सुरेेंद्रपाल 

सिह टीटी ने क्षेत्र के समग्र विकास, 
आधारभूत सुविधाओ ं के विस्तार 
एवं जनआकांक्षाओ ं की प्रभावी 
पूर््तति पर विशेष जोर दिया। 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर््ममा ने सभी 

विषयो ं को गंभीरता से सुनते हुए 
उचित कार््रवाई का आश्वासन 
दिया। बैठक को क्षेत्र के विकास 
की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण पहल 
माना जा रहा है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 
आवेदन 31 तक

बारां  । सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता विभाग द्वारा 
संचालित उत्तर मैट््ररि क छात्रवृत्ति 
योजनान्तर््गत शैक्षणिक सत्र 
2025-26 से विद्यार््थथियो ं द्वारा 
ओटीआर किया जाना अनिवार््य 
है।  निदशालय स्तर से उत्तर 
मैट््ररि क छात्रवृत्ति आवेदन की 
अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 
निर््धधारित की गई है। विभागीय 
छात्रवृत्ति योजना मेें आवदेन 
करने से पूर््व विद्यार्थी नेशनल 
स्कॉलरशिप पोर््टल की वेबसाइट 
अथवा एनएसपी ओटीआर ऐप 
के माध्यम से ओटीआर (वन 
टाईम रजिस्ट्रे शन) कर सकते है। 
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मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार््ययालय 4312 मोहल्ला नायकोों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, 
नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मोों. 08058969180 कार््ययालय फोन- 0141-2609886 


